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लोकतं� का सार यह है �क हम सरकार� को उनके दाव� और वाद� के �हसाब से जवाबदेह बनाए।ं ले�कन हाल के वष� क� सबसे
बड़ी ��त जवाबदेही का �वचार रही है। मी�डया म� �वभाजनकारी और अंधरा�वाद� अ�तशयो�� सामू�हक भूलने क� बीमारी को
बढ़ावा देती है। यह �रपोट� काड� (हालां�क �नणा�यक नह�) �व�ीय जवाबदेही नेटवक�  इं�डया क� एक �ंृखला का �ह�सा है, जो
�व�ीय और आ�थ�क ���कोण से �व�भ� �े�� म� सरकार के �दश�न के कुछ दाव� और वा�त�वकता पर नज़र डालने और
उजागर करने का �यास करता है।

एक दशक क� बैल�स शीट!

 फाइन��शयल एकाउंटे�ब�लट� नेटवक�  इं�डया - फैन इं�डया



दावादावा

बीजेपी घोषणाप� 2014: “अ�नयं��त खा� महंगाई ने घरेलू बजट को खराब कर
�दया है और कां�ेस के नेतृ�व वाले यूपीए क� �नगरानी म� सम� मु�ा���त क� �वृ��
म� योगदान �दया है। इससे भी बुरी बात यह है �क लाख� लोग� क� भोजन और पोषण
सुर�ा खतरे म� है। भाजपा के नेतृ�व वाली एनडीए सरकार का क�मत� थामने का
�रकॉड� उ� मु�ा���त और उ� �याज दर� के ��च� को तोड़ने क� हमारी
��तब�ता का �दश�न है।''

भाजपा ने हमेशा माना है �क 'साव�भौ�मक खा� सुर�ा' रा�ीय सुर�ा का अ�भ�
अंग है। भाजपा यह सु�न��त करेगी �क इसक� प�ंच आम आदमी तक हो और भोजन
का अ�धकार �सफ�  कागजी कार�वाई या राजनी�तक बयानबाजी बनकर न रह जाए।

भाजपा घोषणाप� 2014: “ब�� के क�याण से संबं�धत संकेतक रा� क� �ग�त के
संकेतक ह�, चाहे वह �वा�य, �श�ा या ब�� क� सुर�ा हो। यूपीए शासन के तहत,
इसे उ�चत मह�व नह� �दया गया है। भाजपा कुपोषण और अ�पपोषण जैसे ब�� से
संबं�धत मु�� को संबो�धत करने के �लए ��तब� है।''

अपने बजट भाषण म� �व� मं�ी ने दावा �कया �क 80 करोड़ लोग� को मु�त राशन से
भोजन क� �च�ता ख�म हो गई है

"मुझे पूरा �व�ास है �क अमृत काल म�, आप जैसे देश के करोड़� लोग� का,
आकां�ा� से भरा �आ उ�साह, भ� और �वक�सत भारत के �नमा�ण के हमारे ल�य
को �ा�त करने म� मह�वपूण� भू�मका �नभाएगा" - उ��वला पर पीएम मोद�
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https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
https://www.business-standard.com/india-news/pm-modi-sends-gifts-letter-to-ujjwala-scheme-beneficiary-in-ayodhya-124010400035_1.html


हक�क़तहक�क़त  
लगातार खा� असुर�ा के बावजूद, �व� वष� 2025 के �लए साव�ज�नक �वतरण �णाली (पीडीएस) के
तहत खा� स��सडी के �लए �व� वष� 24 के �लए 2.12 लाख करोड़ के आवं�टत बजट �पये के
संशो�धत अनुमान से घटकर 2.05 लाख करोड़ �पये हो गया। यह 3.33% क� कमी है।

खा� स��सडी के �लए आवं�टत कुल बजट का �ह�सा लगातार कम �आ है, �व� वष� 2015 म� 6.4%
से घटकर �व� वष� 2025 म� 4.3% हो गया है। �व� वष� 23 के बाद से, आवंटन पूव�-को�वड समय
क� तुलना म� काफ� कम रहा है।

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe15.pdf


�लोबल हंगर इंडे�स म�
भारत वत�मान म� 125 देश� म�
से 111व� �ान पर है

वष� र�क

2018 103

2019 102

2020 94

2021 101

2022 107

2023 111



80 करोड़ से अ�धक प�रवार अभी भी COVID-19 के बाद से उबर रहे ह�, �धान मं�ी गरीब
क�याण योजना (PMGKAY) जो अ�ैल 2020 म� शु� क� गई थी, �दसंबर 2022 म�
बंद कर द� गई थी। इसका उ�े�य एनएफएसए काड�धारक� को ��त ��� 5 �कलो�ाम
अ�त�र� अनाज राशन �दान करना था। हर महीने मु�त इस पा�ता को बंद करने से प�रवार�
पर खा� पदाथ� क� खरीद पर अ�त�र� आय खच� करने का दबाव पड़ेगा।

उ��वला योजना पूरी तरह �वफल रही है. बढ़ती महंगाई और जीवनयापन क� बढ़ती लागत के
बावजूद, घरेलू एलपीजी �सल�डर 2014 के बाद से 2.5 गुना बढ़ गए ह�। आम चुनाव� से
पहले, अग�त 2023 म� इन क�मत� म� 200 �पये और माच� 2024 म� 100 �पये क�
कटौती क� गई थी।

उ�वला योजना के तहत पंजीकृत 90 �म�लयन ‘लाभा�थ�य�‘ म� डेटा से पता चलता है क� है
�क लोग� ने या तो �र�फ�ल�ग नह� करवाया है या केवल एक बार �र�फ�ल�ग करवाया है।



Image Credits: UNICEF

 नवीनतम नेशनल फॅ�मली हे� सव� से पता चलता है �क भारत म� पाँच वष� से कम उ� के 36%
ब�े अ�वक�सत (या अपनी उ� के �हसाब से ब�त छोटे) ह�। �रपोट� �वयं कहती है �क यह
"द�घ�का�लक अ�पपोषण का संकेत" है। पांच साल से कम उ� के 32% ब�े कम वजन के ह�।

�रपोट� म� यह भी कहा गया है �क 6-23 महीने क� उ� के सभी ब�� म� से केवल 11% को �वीकृत
आहार  �शशु और छोटे बाल आहार  के अनुसार �यूनतम �वीकाय� आहार �दया गया था।

2018 म� शु� क� गई एनी�मया मु� भारत जैसी पहल के बावजूद, रा�ीय और प�रवार �वा�य
सव��ण 5 से पता चलता है �क 15 से 49 वष� क� म�हला� म� एनी�मया 2015-16 म� 53% से
बढ़कर 2019-20 म� 57.2% हो गया है। 15 से 49 वष� क� गभ�वती म�हला� म� एनी�मया क�
�ापकता 50.4% से बढ़कर 52.2% हो गई है।

https://rchiips.org/nfhs/


नवीनतम �लोबल हंगर इंडे�स के अनुसार, भारत म� वे��ट�ग दर सबसे अ�धक है और
पांच वष� से कम उ� के ब�� म� �टं�ट�ग के मामले म� भारत �व� �तर पर पांचव�
�ान पर है।

रा�ीय प�रवार �वा�य सव��ण (एनएफएचएस)-5 को देखते �ए, अथ�शा��ी द�पा
�स�हा बताती ह� �क जहां एससी और एसट� के बीच �टं�ट�ग क� �ापकता लगभग
40 ��तशत है, वह� "अ�य" समूह के ब�� म� यह 30 ��तशत है, जो मु�य �प से
है। इसम� ऊंची जा�त के �ह�� शा�मल ह�।

वह यह भी �दखाती है �क कैसे शहरी �े�� (30%) क� तुलना म� �ामीण �े��
(37%) म� बौनापन ब�त अ�धक है और �बहार (43%) म� इसका �सार केरल
(23%) से लगभग दोगुना है।

अगर हम बौनेपन के �शकार वाले ब�� क� आबाद� को देख� तो शीष� संप�� वग� म�
23% ब�े बौनेपन के �शकार ह�, जब�क �नचले �तर पर 46% ब�े ह�।

Image Credits: Kunal Patil/Hindustan Times
via Getty Images



व��ब�क के आंकड़� केअनुसार बां�लादेश, घाना और �वयतनाम जैसे देश� म� औसत रे�ट�ग दर
�मशः 28%, 18% और 20% है, जो �क भारत के सबसे अ�े तुलनीय देश� म� से भी कम
है।

फरवरी 2024 म� जामा नेटवक�  ओपन जन�ल म� �का�शत एक अ�ययन से पता चला �क 6-23
महीने क� उ� के उन ब�� क� सं�या म� भारत तीसरे �ान पर है, �ज�ह�ने �पछले 24 घंट� म�
कोई खाना नह� खाया था।

अ�ययन म� भारत म� लगभग 67 लाख ब�� क� पहचान क� गई जो 'शू�य-भोजन' �ेणी म� आते
ह�।

म�या� भोजन योजना (पीएम पोषण) के �लए आवंटन �व� वष� 2014 म� 0.79% से घटकर
�व� वष� 2025 म� 0.23% हो गया।

भोजन के भगवाकरण के कारण कई रा�य� म� ब�े म�या� भोजन म� अंडे से वं�चत हो गए ह�। अंडे
आव�यक पोषण संबंधी पूरक �दान करते ह� जो ब�� म� �टं�ट�ग, वे��ट�ग और अ�पपोषण के
मु�� से �नपटने म� मदद कर सकते ह�।

https://www.cenfa.org/inequality-amplifies-malnutrition-crisis-in-india/
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हाइलाइट्सहाइलाइट्स
जनगणना के संचालन म� देरी के कारण करोड़� लोग अपने उ�चत अ�धकार� तक
प�ंचने से वं�चत रह गए ह�। अथ�शा���य� का अनुमान है �क एनएफएसए के तहत
स��सडी वाले खा�ा� के हकदार लोग� क� सं�या लगभग 100 करोड़ है।

5 वष� से कम उ� के ब�� म� वे��ट�ग दर 18.2% है और �टं�ट�ग दर 35.5% है।
एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के बीच, 21 रा�य� म� ब�� म� �टं�ट�ग म�
वृ�� �ई है।

एक आरट�आई जवाब से पता चला �क �धानमं�ी मातृ वंदना योजना के तहत लाभा�थ�य� क�
सं�या 2019-20 म� 96 लाख से घटकर 2021-22 म� 61 लाख हो गई। वत�मान म�, इस
योजना के तहत म�हला� को एनएफएसए के तहत अ�नवाय� 6,000 �पये क� तुलना
म� केवल 5,000 �पये �मलते ह�।

4 संसद के एक जवाब के मुता�बक, देश भर के आंगनवाड़ी क� �� म� 12,93,448
आंगनवाड़ी काय�कता� और 11,64,178 आंगनवाड़ी सहा�यकाएं काम कर रही ह�।
इनम� से देशभर म� 70,444 आंगनवाड़ी काय�कता�के पद और 1,23,287
आंगनवाड़ी हे�पर के पद खाली ह�।

https://www.theindiaforum.in/public-policy/maternity-entitlements-freefall
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AS23.pdf?source=pqals#:~:text=Anganwadi%20Workers%2FHelpers%E2%80%9D,AWHs%20is%20placed%20at%20Annexure.
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU1133.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU1133.pdf?source=pqals


Financial Accountability Networkhttps://www.fanindia.net

 Financial Accountability Network India - FAN India@_FANIndia fanindia.info@gmail.com

अ�य �रपोट� काड� के �लए नीचे �दए गए �ल�क पर ��लक कर� या ऊपर �दए गए �यूआर कोड को �कैन कर�:
https://bit.ly/BSofadecade 

https://www.youtube.com/@financialaccountabilitynet7399
https://www.fanindia.net/
https://www.facebook.com/FinancialAccountabilityNetworkIndia/
https://www.facebook.com/FinancialAccountabilityNetworkIndia/
https://twitter.com/home
https://bit.ly/BSofadecade
https://bit.ly/BSofadecade

